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12.12.2016 को उत्तर के लिए
ई-अपशिष्ट में वृद्धि
2923.
श्री किरनमय नन्दा : 
क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 
(क)
क्या यह सच है कि देश में प्रति वर्ष ई-अपशिष्ट में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है;

(ख)
यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों में उत्पन्न हुए ई-अपशिष्ट का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; 

(ग)
क्या सरकार के पास ई-अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान हेतु कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; 
(घ)
क्या सरकार को जानकारी है कि ई-अपशिष्ट के प्रबंधन में लगे मजदूरों को बहुत सी बीमारियां हो रही हैं तथा उनकी मौतें हो रही हैं; और 
(ङ) 
क्या सरकार का लोगों को इस प्रकार के कष्ट से बचाने और ई-अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान तंत्र बनाने का कोई प्रस्ताव है?
उत्तर
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) 

(श्री अनिल माधव दवे)

(क) और (ख)
देश में ई-अपशिष्‍ट उत्‍सर्जन संबंधी व्‍यापक सूची तैयार नहीं की गई है। तथापि, वर्ष 2005 में केन्‍द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने देश में 1.47 लाख टन ई-अपशिष्‍ट होने का आकलन किया और तदनन्‍तर वर्ष 2010 में 8.0 लाख टन ई-अपशिष्‍ट उत्‍सर्जन का अनुमान लगाया था। संयुक्‍त राष्‍ट्र विश्‍वविद्यालय की रिपोर्ट - 'दी ग्‍लोबल ई-अपशिष्‍ट मॉनीटर 2014' के अनुसार, वर्ष 2014 में देश में 17 लाख टन ई-अपशिष्‍ट उत्‍सर्जन होने की सूचना मिली थी।
(ग)
सरकार ने देश में ई-अपशिष्‍ट का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए ई-अपशिष्‍ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2011 में व्‍यापक रूप से संशोधन किया है और मार्च 2016 में ई-अपशिष्‍ट (प्रबंधन) नियम अधिसूचित किए हैं। इस नियम के प्रावधानों में उत्‍पादक के दायित्‍व को विस्‍तारित करना, एकत्रण और पुनर्चक्रण को सुकर बनाने के लिए उत्‍पादक दायित्‍व संगठनों और ई-अपशिष्‍ट विनिमय-केन्‍द्र की स्‍थापना करना, सुरक्षित निपटान के लिए इलेक्‍ट्रॉनिक उत्‍पादों के थोक उपभोक्‍ताओं को विशिष्‍ट उत्‍तरदायित्‍व सौंपना, इलेक्‍ट्रॉनिक अपशिष्‍ट के एकत्रण के लिए आर्थिक प्रोत्‍साहनों का प्रावधान करना, इलेक्‍ट्रॉनिक अपशिष्‍ट के एकत्रण और प्रणालन हेतु इलेक्‍ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल उत्‍पाद के उत्‍पादकों के समर्पित दायित्‍वों को शामिल करने के लिए अन्‍य उपाय करना तथा केन्‍द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्‍ट मानक प्रचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) पर आधारित एकल प्राधिकार के माध्‍यम से भंजन और पुनर्चक्रण सुविधाओं के लिए अनुमति प्रक्रिया का सरलीकरण शामिल है।
(घ)
मंत्रालय के पास ई-अपशिष्‍ट प्रबंधन में लगे मज़दूरों की बीमारियों और मौतों के संबंध में कोई सूचना नहीं है।
(ङ)
संशोधित ई-अपशिष्‍ट (प्रबंधन) नियम, 2016 में राज्‍य सरकारों के उत्‍तरदायित्‍व संबंधी विशिष्‍ट प्रावधान भी किया गया है जिनमें उन्‍हें ई-अपशिष्‍ट भंजन और पुनर्चक्रण सुविधाओं के लिए औद्योगिक स्‍थल निर्धारित करने की बाध्‍यता और औद्योगिक कौशल विकास आरम्‍भ करने; तथा भंजन और पुनर्चक्रण सुविधाओं में लगे कामगारों की सुरक्षा और स्‍वास्‍थ्‍य के लिए उपाय करने का कार्य सौंपा गया है।
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